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राज्‍य सभा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय


अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 119
मंगलवार दिनांक 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक) को होने वाली सभा की बैठक के लिए प्रश्‍न।
तेल उद्योग हेतु अपस्‍ट्रीम रेग्‍युलेटर स्‍थापित किया जाना
119.
श्री ए0 इलावरासन:
क्‍या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्‍या मंत्रालय ने भावी विकासकर्ताओं को आस्‍तियां आबंटित करने में पारदर्शिता लाने हेतु तेल और गैस आस्‍तियों की संभावनाओं, अन्‍वेषण और विकास पर नजर रखने के लिए अपस्‍ट्रीम रेग्‍युलेटर स्‍थापित करने की सिफारिश की है;
(ख)
यदि हां, तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;
(ग)
क्‍या इसने यह भी सुझाव दिया है कि वर्तमान पीएनजी रेग्‍युलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) को मंत्रालय से स्‍वतंत्र किया जाए और उसे ये दायित्‍व सौंपे जाएं;और
(घ)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?
उत्‍तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री आर0 पी0 एन0 सिंह)
(क)  और (ख)  अपस्‍ट्रीम विनियमन का कार्य इस समय हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा किया जा रहा है। सामान्‍य रूप से जब सभी पक्षकारों (निजी और सार्वजनिक) को एक समान अवसर उपलब्‍ध कराने की आवश्‍यकता होती है तो किसी भी क्षेत्र में एक विनियामक अपेक्षित होता है। तथापि, भारतीय अपस्‍ट्रीम क्षेत्र में नई अन्‍वेषण लाइसेंसिंग नीति और कोल बेड मीथेन नीति जैसी नीतियां निजी या सार्वजनिक, भारतीय या विदेशी, सभी कंपनियों को समान अवसर उपलब्‍ध कराती हैं ताकि वे अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्‍यम से बोली के दौरों में तेल और गैस के अन्‍वेषण के लिए भागीदारी कर सकें और ब्‍लाकों को प्राप्‍त कर सकें।
(ग) और (घ)  वर्तमान समय में डीजीएच द्वारा किए जा रहे अपस्‍ट्रीम विनियामक कार्यों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को देने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है।
---------
